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विषय: काश्तकारों के अधिकारों का संरक्षण
615. श्री संजय राउतः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार काश्तकार के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काश्तकार पट्टे के दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में बैंक से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं; और
(घ) यदि हां, तो काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या अत्यावश्यक कदम उठा रही है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (घ) : भूमि और उसके प्रबंधन से संबंधित विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-।। (राज्‍य सूची) की प्रविष्‍टि 18 के अनुसार राज्‍यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भूमि सुधार के क्षेत्र में केन्‍द्र सरकार की भूमिका केवल एक सलाहकारी प्रकृति की होती है। केन्‍द्र सरकार काश्‍तकारों से संबंधित किसी भी आंकड़े का रख-रखाव नही कर रही है। 

इसके अतिरिक्‍त भूमि पट्टे के क्षेत्र में मुद्दों का निपटान करने के लिए, नीति आयोग ने राज्‍यों द्वारा अपनाए जाने हेतु मॉडल भूमि पटृा अधिनियम, 2016 तैयार किया है। यह मॉडल अधिनियम स्‍थानीय आवश्‍यकताओं के अनुरूप राज्‍यों/संघ राज्‍यों क्षेत्रों के लिए अपने-अपने विधानों का प्रारूप तैयार करने और समर्थ बनाने वाले अधिनियम को अपनाने के लिए उपयुक्‍त टेम्‍पलेट प्रदान करता है और मॉडल भूमि पटृा अधिनियम के प्रमुख तत्‍व निम्‍न प्रकार है:- 
i) कृषि संबंधी दक्षता, साम्‍यता और गरीबी उन्‍मूलन को बढ़ावा देने के लिए भूमि पट्टे को वैध बनाना। 
ii) प्रत्‍याशित आउटपुट को बंधक बनाने के विरूद्ध बीमा बैंक ऋण और बैंक ऋण तक पहुंच बनाने के लिए साझीदार किसानों सहित सभी काश्‍तकारों को सुविधा प्रदान करना। 
iii) सभी क्षेत्रों में भूमि पट्टे को वैध बनना ताकि भूमि मालिकों के लिए भूमि स्‍वामित्‍व अधिकार की पूर्ण सुरक्षा और सहमत पट्टा अवधि के लिए काश्‍तकारों हेतु समयावधि की सुरक्षा सुनिश्‍चित की जा सके।
iv) विभिन्‍न राज्‍यों के भूमि कानूनों में भूमि के प्रतिकूल स्‍वामित्‍व के खंड को हटाना क्‍योंकि यह भूमि पट्टा बाजार के स्‍वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्‍तक्षेप करता है। 
v) सहमत पट्टे के बाद भूमि के स्‍वत: पुनग्रहण की अनुमति देना। 
vi) भूमि अधिकार खोने वाले भूमि स्‍वामियों की ओर से बिना किसी भय के भूमि मालिकों और काश्‍ताकारों द्वारा परस्‍पर निर्धारित किए जाने वाले पट्टा या किसी निर्धारित अवधि के लिए पट्टा पर ली गई भूमि के निरंतर स्‍वामित्‍व हेतु ग्रहणाधिकार प्राप्‍त करने की काश्‍तकार की ओर से अनुचित उम्‍मीद के नियम और शर्तों की अनुमति देना।  
vii) भूमि सुधार में निवेश करने के लिए काश्‍तकारों को प्रोत्‍साहन देना और काश्‍तकारी की समाप्‍ति के समय निवेश के अप्रयुक्‍त मूल्‍य को वापस प्राप्‍त करने के लिए उन्‍हें भी हकदार बनाना।  
******

